भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *15        
(जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण में हस्तक्षेप
*15.
श्री इलामारम करीम: 

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार कई विनियमों को अधिरोपित करके भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यकरण को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख)
सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)
(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। 
*****
‘‘भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण में हस्तक्षेप” के संबंध में श्री इलामारम करीम द्वारा पूछे गए 11 दिसम्बर, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।
(क) और (ख): जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की धारा 58 के उपबंधों के अनुसार, आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से सभी मामलों, जिनके लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित अथवा सुविधाजनक हो, आरबीआई अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। 

सरकार ने आरबीआई को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौद्रिक नीति संरचना को सांविधिक आधार प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के जरिए मौद्रिक नीति समिति का गठन करना शामिल है। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आरबीआई को दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान समय पर करने हेतु किसी भी बैंकिंग कंपनी को निदेश जारी करने तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने हेतु बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 के द्वारा आरबीआई की विनियामकीय पर्यवेक्षीय शक्तियों को सुदृढ़ बनाने के लिए इसे सशक्त बनाया गया है। 
*****
